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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1003
13 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न
गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
1003. श्री के0 सी0 त्यागी:
श्रीमती रजनी पाटिल:
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या अनेक राज्य सरकारें केन्द्रीय कीमत निर्धारण आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गन्ने के लिए देश भर में एकसमान एमएसपी की मांग उठती रहती है;

(घ) क्या गन्ने का एमएसपी गन्ना किसानों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाने संबंधी सरकार की कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख):  केन्‍द्रीय सरकार कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्‍य सरकारों एवं हितधारकों के साथ परामर्श करके गन्‍ने का उचित और लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी) निर्धारित करती है। उचित और लाभकारी मूल्‍य ऐसा बेंचमार्क मूल्‍य है जिससे कम मूल्‍य पर कोई भी चीनी मिल गन्‍ना किसानों से गन्‍ना नहीं खरीद सकती है।  तथापि, पंजाब, हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड और तमिलनाडु जैसी कुछ राज्‍य सरकारें राज्‍य-परामर्शित मूल्‍य घोषित करती हैं जो सामान्‍यत: उचित और लाभकारी मूल्‍य से अधिक हैं।

(ग):  केन्‍द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी) पूरे देश में एक समान रुप से लागू होता है जो रिकवरी दर से संबद्ध होता है।

(घ):   ऐसा कोई प्रस्‍ताव केन्‍द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ):   प्रश्‍न नहीं उठता।

                               ******
